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16 अगस्‍त, 2013 को उत्तरार्थ
विषय: मध्य प्रदेश में कपास के कृषि योग्य क्षेत्र में कमी आना
1090. डा० विजयलक्ष्मी साधौ: 

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) 
क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश के निमाड़ आंचल में कपास की फसल का कृषि योग्य क्षेत्र कम होता जा रहा है;

(ख) 
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) 
मंत्रालय द्वारा इस दिशा में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है; और
(घ)
इस क्षेत्र के किसानों हेतु सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्‍तर
कृषि एवं खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री 

(श्री तारिक अनवर)
(क)तथा(ख) मध्‍य प्रदेश सरकार से प्राप्‍त सूचना के अनुसार, निमाड़ क्षेत्र जिसमें बडवानी एवं खारगोन जिलों को छोड़कर मध्‍य प्रदेश(एमपी) के चार जिलें अर्थात बडवानी, ब्रहनपुर, खण्‍डवा एवं खरगोन जिले शामिल है में 2011-12 के दौरान कपास फसलों के खेती योग्‍य क्षेत्र  में 2008-09 की तुलना में कमी आई है । मध्‍य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में कपास फसलों के खेती योग्‍य क्षेत्र के राज्‍य-वार ब्‍यौरे नीचे दिये गये हैं । 
(हेक्‍टेयर में)
	मध्‍य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के तहत जिलों के नाम
	2008-09
	2009-10
	2010-11
	2011-12
	2008-09 से 2011-12 तक क्षेत्र में परिवर्तन

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(4)-(1)

	बडवानी
	56059
	58807
	61553
	62091
	6032

	ब्रहनपुर
	46046
	45001
	45391
	44348
	-1698

	खण्‍डवा
	73340
	76222
	69188
	70135
	-3205

	खरगोन
	203387
	214352
	199313
	236990
	33603


(ग) तथा (घ) कृषि मंत्रालय देश के 13 कपास उत्‍पादक राज्‍यों में कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-।। को क्रियान्‍वित करता है जिसके अंतर्गत बीजों, कृषि उपकरणों, जल बचत यंत्रों, जैव अभिकर्ताओं/ जैव कीटनाशकों, एकीकृत कीट प्रबंधन, प्रदर्शनों , प्रशिक्षण आदि के लिए किसानों को सहायता प्रदान की जाती है । इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) कपास पर अखिल भारतीय समन्‍वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) क्रियान्‍वित करता है जिसका विशेष उद्देश्‍य कपास एवं संबंधित कपास उत्‍पादन और रक्षात्‍मक  प्रौद्योगिकियों की उच्‍च पैदावार किस्‍मों एवं हाईब्रिड़ों को विकसित करना है । नागपुर स्‍थित  केन्‍द्रीय कपास अनुसंधान संस्‍थान कपास पर मूल एवं नीतिगत अनुसंधान कार्य कर रहा है ।
इसके अलावा, मंत्रालय विभिन्‍न फसलों के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों(एमएसपी) को कृषि लागत और मूल्‍य आयोग की सिफारिशों (सीएसीपी) तथा राज्‍य सरकारों एवं केन्‍द्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों के साथ-साथ अन्‍य संबंधित कारकों के आधार पर कपास सहित विभिन्‍न फसलों के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों(एमएसपी) में बढ़ोतरी कर रहा है । तदनुसार,  कपास का न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य 2009-10 में मध्‍यम स्‍टेपल रेशे एवं लम्‍बे रेशे के लिए क्रमश: 2500/- रूपये प्रति क्‍विंटल तथा 3000/- रूपये प्रति क्‍विंटल के स्‍तर से बढ़कर 2013-14 में 3700/- रूपये तथा 4000/- रूपये प्रति क्‍विंटल हो गया है ताकि औसत उत्‍पादन लागत के अतिरिक्‍त पर्याप्‍त लाभ प्रदान किया जा सकें ।
